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विषय: कृषि जगत में असंतोष
623. श्री संजय सेठः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष में कृषि जगत में असंतोष बढ़ता रहा है जिसके परिणाम हिंसक हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने किसानों से फसल की खरीद करते समय उत्पादन लागत की कम से कम 1.5 गुना धनराशि प्रदान न करके अपने वायदे को पूरा नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने किसानों को वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर सम्मिश्र कृषि पद्धति अपनाने के संबंध में अवगत कराने के उद्देश्य से कौन-कौन से उपाय किए हैं; और
(घ) सरकार ने बहुत अधिक उपज होने की स्थिति में नुकसान से बचने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की हैं?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)

(क): समय-समय पर, किसानों और उनके विभिन्न संगठनों ने विभिन्न कृषि मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और सरकार को ज्ञापन/प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।
(ख) और (ग): जी नहीं। सरकार फसलों की खेती के तहत अधिक क्षेत्र लाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोत्तरी कर रही है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 मौसम के लिए सभी खरीफ और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें केंद्रीय बजट 2018-19 के लिए घोषित उत्पादन लागत के कम से कम 150 प्रतिशत के स्तर पर एमएसपी निर्धारित करने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत के वादे की पूर्ति हुई है।
(घ): कृषि राज्य का विषय है, राज्य सरकारें भावी योजनाओं का विकास करती हैं और कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती हैं। साथ ही, भारत सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरन करती है। आय का दृष्टिकोण वैज्ञानिक आदानों के आधार पर खेती उत्‍पाद को अपनाने सहित खेती से उच्च लाभ अर्जित करने को ध्‍यान में रखते हुए उच्च उत्पादकता को प्राप्त करने, खेती की लागत को कम करने और उत्‍पाद पर पारिश्रमिक मूल्य प्राप्‍त करने पर केंद्रित है।
सरकार प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली प्रणाली के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य के लिए पारदर्शी मूल्य खोज हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना लागू कर रही है। अब तक, 16 राज्यों और 02 केंद्र शासित प्रदेशों के 585 थोक विनियमित बाजारों का ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ समेकन किया गया है। इस योजना के तहत, तकनीकी सहायता प्रदान करने के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक तौल पैमाने, कंप्यूटर आईटी उपकरणों, जांच उपकरणों, सफाई/छँटाई/ग्रेडिंग उपकरणों और जैव खाद इकाई के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को प्रति मंडी 75 लाख रु0 तक की वित्‍तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार के साथ मिलकर एफपीओ को भी बढ़ावा दे रही है ताकि उन्हें आर्थिक स्‍तर तक बेहतर पहुंच के लिए सक्षम बनाया जा सके और मूल्‍यों की बेहतर प्राप्ति के लिए मण्‍डियों तक सुलभ पहुंच हो सके।

 इसके अलावा, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एक केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्‍वयन फल (आम सहित), सब्जियां, कंद-मूल वाली फसलों, मशरूम, मसालों, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस को कवर करते हुए बागवानी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए किया जा रहा है। एमआईडीएच के समेकित फसलोपरांत प्रबंधन घटक के तहत शीत श्रृंखला प्रबंधन अर्थात पूर्व शीतलन इकाईयों, ऑन फार्म पैक हाउस, मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट, अचल कोल्ड रूम, शीत भंडारण इकाईयों, समेकित शीत श्रृंखला आपूर्ति प्रणाली, रेफ्रिजरेटेड वैन/कंटेनर, प्राइमरी/मोबाइल प्रसंस्‍करण इकाईयों, पकाई कक्ष, इवेपोरेटिव/कम ऊर्जा वाले शीत कक्ष, संरक्षित इकाईयों आदि से संबंधित अवसंरचना की स्थापना के लिए सहायता में बढ़ोतरी की गई है।

एमआईडीएच के तहत, हानियों को कम करने और बागवानी उत्‍पाद के बेहतर विपणन की सुविधा के लिए बाजार अवसंरचना की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। शीत कक्ष के साथ स्थिर/चल वेंडिंग कार्ट/प्लेटफ़ॉर्म की स्‍थापना के लिए, संग्रहण, छँटाई/ग्रेडिंग, पैकिंग आदि के लिए क्रियाशील अवसंरचना स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।
******
